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विधि और न्याय मंत्रालय 
(विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 8 नवम्बर , 1996 


निर्वाचित अभ्यर्थी द्वाग उच्चतम न्यायालय के समक्ष 
अपील फाइल की गई और उस न्यायालय ने तारीख 25- 7-1989 
के अंतरिम आदेश वारा उच्च न्यायालय के तारीख 
2- 6 -1989 के आदेश पर मशर्त रोक लगा दी थी ; 

और उच्चतम न्यायालय ने तारीख 6 - 2- 96 के अपने 
अंतिम आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया 
और यह अभिनिर्धारित किया था कि उक्त अधिनियम की 
धारा 123 के खंड ( 2 ) और खंड ( 7 ) इस मामले 
में लाग नहीं होते । 


का आ० 780 ( अ ) - -- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्न 
लिखित आदेश सर्वसाधारण की मानकारी के लिए प्रकाशित 
लिया जाता है :-- - 


" मादेश 


जन, 1987 में हा हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वा 
घनों में 67-तोशाम विभान सभा निर्वाचन क्षेत्र में हरियाणा 
विधान सभा के पूर्व सदस्य भी धर्मवीर (जिसे इममें इसके 
पश्चात् "निर्वाचित अभ्यर्थी " कहा गया है ) के निर्वाचन को , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( जिसे इसमें हमके 
पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) की धारा 123 के 
खंड ( 2 ) और खंड ( 7 ) में विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण कि 
जाने के आधार पर पंजाब और हरियाणा उच्च नायालय 
द्वारा अपास्त कर दिया गया था ; 


और हरियाणा विधान सभा के सचिव ने इस प्रश्न के 
अवधारण के लिए कि बया भी धर्मवीर को निरहित किया 
जाना चाहिए , यदि हां , तो किसी प्रधि के लिए , श्री धर्म 
बीर का मामला राष्ट्रपति को निर्दिष्ट किया ; 

और राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 6क की 
उपधारा ( 3 ) वे; अनसरण में निर्वाचन आयोग की राय 
मांगी है । 


और गिर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय वी है कि 
( उपाबंध देखें ) यह नहीं कहा जा सकता है कि श्री धर्मवीर 
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को धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा प्राचरण का बोधी 
पाया गया है क्योंकि धारा 123 में परिभाषित किसी भी 
भ्रष्ट प्राचरण का उसके द्वारा किया जाना नहीं कहा जा 
सकता है । 


और निर्वाचन आयोग ने यह भी राय दी है कि कि श्री 
धर्मबीर का मामला उक्त अधिनियम की धारा 8क की परिधि 
में नहीं पाता है । परिणामस्वरूप श्री धर्मवीर को लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 8क के अधीन निरहित 
नहीं किया जा सकता है । 

अतः यह मामला निपटा दिया गगा है । 
दिनांक 28 अक्तूबर, 1996 भारत का राष्ट्रपति " 

( उमाबन्ध ) 


भारत निर्वाचन आयोग 


भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 
गणपूति : 
जी०वी०जी० कृष्णामति टी०एन० शेषन डा० एम०एस० 
निर्वाचन आयुक्त मुख्यनिर्वाचन गिल 

प्रायुक्त 

निर्वाचन आयुक्त 
1996 का निर्देश मामला सं० 3 ( लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ) 

( लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 8क 

( 3 ) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ) 
सर्वबंधी : श्री धर्मवीर हरियाणा विधान सभा के पूर्व सदस्य 

की निरर्हता 


. 


. 


. 


. 


तारीख 2 - 6- 1989 के आदेश द्वारा श्री धर्मवीर 
को 1951 - अधिनियम की धारा 123( 2 ) और 
123 ( 7 ) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी 
पाया । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया 
कि श्री धर्मवीर, मतगणना की प्रक्रिया के दौरान 
अपने मख्य प्रतिबद्वन्दी श्री बंसी लाल के पक्ष में 
डाले गए मपतनों से छेड़छाड़ करने के द्वारा 
निर्वाचकों के निर्वाचन संबंधी अधिकारों के स्वतंत्र 
प्रयोग में बाधा डालने के कारण धारा 123( 2 ) 
के अधीन असम्यक प्रभाव डालने का भ्रष्ट आच 
रण करने का दोषी थे । उच्च न्यायालय ने , उसे 
धारा 123 ( 7 ) के अधीन निर्वाचन क्षेत्र के रिट- . 
निग आफिसर श्री एम० एल० मरण की , उसे 
अभिग्रस्त करके , पीटकर और शारीरिक रूप मे 
हमला करके और श्री बंसी लाल के पक्षकाने 
गएः मतपत्रों को , जिनसे उसके ( श्री धर्मवीर ) 
और उसके समर्थकों द्वारा छेड़छाड़ की गई थी , 
अस्वीकृत करवाने के लिए उसे प्रेरित करने के 
हारा, सहायता प्राप्त करने उपाप्त करने के भ्रष्ट 
आचरण का भी दोषी अभिनिर्धारित किया । उच्च 
न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि 
श्री धर्मवीर को इसके आदेश की तारी ( 2 जून , 
1989 ) से छह वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन 

लड़ने से भी निरहित किया जाए । 
( iii ) अपील किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय ने 

1989 की सिविल अपील सं० 2886 ( एनसीई ) 
में 25- 7- 1989 के अपनी अंतरिम आदेश द्वारा 
उच्च न्यायालय के आदेश पर निम्नजित के 
अधीन रहते हुए रोक लगा दी :--- 

" श्री धर्मवीर, अपी नार्थी, जिसका निर्वाचन 
अपास्त कर दिया गया है, विधान सभा में मत 
देने के अपने अधिभार का प्रयोग नहीं करेगा । 
वह इस अपील के लंबित रहने के दौरान विधान 
सभा में चर्चा में भाग नहीं लेगा और विधान 
सभा के किसी मदम्प को संदेय परिलम्धियां नहीं 
लेगा । तथापि, वह विधान सभा में अपनी उप 

स्थिति के हस्ताक्षर करने का हकदार होगा । " 
( iv ) उच्चतम न्यायालय ने अपने ताबी 6- 2 - 1996 

के अंतिम आदेश द्वारा श्री धर्मवीर की अपीत को 
खारिज कर दिया । तथापि , उच्चतम न्यायालय 
ने अपील खारिज करते समय , उच्च न्यायालय के 
आदेश के उस भाग को अपास्त कर दिया , जिसमें 
न्यायालय ने यह अभिनिधारित किया था कि 
श्री धर्मवार को भावी निर्वाचन्हों की लाइन त छह 
वर्ष के लिए निर्गहत किया गया । उच्चतम 
न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि निरर्हता के 
अब रणा से संबंधित प्रश्न 1951 - अधिनियम की 
धारा 8क के अधीन राष्ट्रपति के पास छोड़ा 
गया था और उच्च न्यायालय का इस विषय में 


राय 


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् “ 19 5 1- अधिनियम कहा गया है ) की धारा 8क ( 3 ) 
के अधीन राष्ट्रपति के इस निर्देश में इस प्रश्न पर कि क्या 
श्री धर्मवीर से , जो हरियाणा विधान सभा के पूर्व सदस्य 
हैं और 1987 में हुए साधारण निर्वाचन में उक्त विधान 
सभा के सदस्य के रूप में जिनका निर्वाचन , भ्रष्ट आचरण 
किए जाने के आधार पर प्रापास्त कर दिया गया था , को 
उक्त अधिनियम की धारा 8क ( 1 ) के अधीन निरहित किया 
जाना चाहिए और यदि किया जाना चाहिए तो कितनी अवधि 
के लिए , निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है । 


2. संक्षिप्त रूप में कथित सुसंगत तथ्य निम्नलिखित हैं : - - 


( i ) श्री धर्मवीर ने जून , 1987 में , 67- तोशाम विधान 

सभा निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधान सभा का 
साधारण निर्वाचन लड़ा और उन्हें उक्त विधान 
सभा से निर्वाचित घोषित किया गया था । 


( ii ) उसके नियचिन को , निर्वाचन क्षेत्र के तीन नि 

चकों द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 
के समक्ष 1987 की निर्वाचन अर्जी सं० 7 में 
चनौती दी गई थी । उच्च न्यायालय ने अपने 
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निर्णय सुनाना न्यायोचित नहीं था । 

किया गया , भ्रष्ट आचरण का दोषी रहा है । इन प . . 
न्यायालय ने यह और भी अभिनिर्धारित किया 

स्थितियों में , निर्वाचित अमी, अपीलार्थी का निर्वाचन , 
कि उक्त अधिनियम की धारा 123 ( 2 ) और 

शन्य किया जाना और अपास्त किए जाने के लिए दायी 
123 ( 7 ) इस मामले में लागू नहीं होती थी । 

होना मही अभिनिधारित किया गया था । इस विषय 
तथापि , उच्चतम न्यायालय ने श्री धर्मवीर को 

पर हम उच्च न्यायालय के निर्णय को मान्य ठहराले हैं 
भ्रष्ट आचारण का दोषी पाया और यह आभ 

और अपील - सी० ०सं० 2886 ( एन०सी०ई० ) 1989 
निर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने श्री धर्मवीर 

को खारिज करते है, किन्तु एक भिन्न प्राधार पर । " । 
के निर्वाचन को सही रूप से शून्य और अपास्त 

श्री सिबल के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने अपने उप 
किए जाने योग्य घोषित किया था । 

रोक्त निष्कर्ष के द्वारा श्री धर्मबीर के निर्वाचन को 1951 
( x ) तदुपरांत , हरियाणा विधान सभा के सचिव ने 

अधिनियम की धारा 100 ( 1 ) ( घ ) के अधीन शन्य घोषित 
195 1 - अधिनयम की धारा 8क ( 1 ) के निबधनों 

किया था , लेकिन उसे अधिनियम की धारा 99 के अर्थ 
के अनुसार श्री धर्मवीर के मामले को तारीख 

के भीतर भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया था । विधि 
19- 3-1996 को राष्ट्रपति को निर्दिष्ट किया 

के इस प्रतिपादन के कारण , उन्होंने एस०मी० आदित्यन 
और राष्ट्रपति ने उसकी धारा 8क ( 3 ) के अधीन 

बनाम एम० कन्द्रास्वामी ( ए०भाई०पार० 1958 एस०सी० 
आयोग की राय मांगी है । 

857 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय पर 
3. आयोग ने , ऐसे सभी मामलों में अपनी परिपाटी 

निर्भर किया । 
को ध्यान में रखते हुए , इस विषय में अपनी राय बनाने में 

7. श्री कपिल सिबल ने आयोग को यह जानकारी भी 
पहले श्री धर्मबीर को सुनवाई का अवसर प्रदान किया । तद दी कि श्री धर्मवीर ने उच्चतम न्याचालय के समक्ष उसके 
नसार तारीख 29- 3- 1996 को एक सुनवाई की गई थी । 

तारीख 06-02-1996 के निर्णय और आदेश के विरूद्ध एक 
उस सुनवाई पर , विद्वान ज्येष्ठ काउंमेल श्री कपिल सिबल 

पुनर्विलोकन याचिका फाइल की थी और यह कि उक्त पुन 
द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया गया था । श्री धर्मवीर 

र्विलोकन याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित थी । 
ने तारीख 27- 3- 1996 को अपना लिखित कयन भी फाइल 

श्री धर्मवीर ने इस तथ्य का अपने लिखित कथन में भी 
किया था । 

उल्लेम्म किया था । 
विद्यान ज्येष्ठ काउसेल श्री कपिल सिबल ने यह निवेदन 
किया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने श्री 

8. उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन याचिका , 

जिसका आयोग के समक्ष विद्यमान निर्देश से महत्वपूर्ण संबंध 
धर्मवीर को 1951 - अधिनियम की धारा 123( 2 ) और धारा 

हो सकता है के लंबित होने को ध्यान में रहते हए, आयोग 
123 ( 2 ) के अधीन भ्रष्ठ आचरण का दोषी पाया था । 

में , उक्त पुनर्विलोकन याचिका पर उच्चतम न्यायालय के 
लेकिन, उसने ध्यान दिलाया कि उच्चतम न्यायालय ने तारीख 

विनिश्चय की प्रतीक्षा करने का विनिश्चय किया । अब , 
6- 2-1996 के अपने अंतिम आदेश में स्पष्ट रूप से यह 

उच्चतम न्यायालय ने आयोगकोतारो 07/ 08 -05-1996 
अभिनिधारित किया था कि श्री धर्मवीर के इस मामले में 

के अपने पत्र सं० 1208/ 96/खंड - xvii , दाग सूवित किया 
धारा 123 ( 2 ) और धारा 123( 7 ) लाग नहीं होती थी । 

है कि श्री धर्मवीर की उपरोक्त पुर्विलोकन याचिका न्यायालय 
उसने यह प्रतिवाद किया कि उच्चतम न्यायालय ने यह 

द्वारा तारीख 24- 04- 1996 को खारिज कर दी गई है । 
अभिनिर्धारण करके कि 1951- अधिनियम की धारा 123 ( 2 ) 
और धारा 123 ( 7 ) इस मामले में लाग नहीं होती, उच्च 

9 . श्री धर्मवीर की पुनर्विलोकन याचिका के बारिज होने 
न्यायालय के उन निष्कर्षों को जहां तक उसका संबंध श्री पर , अब आयोग को श्री कपिल सिबल के उपरोल्लिखित 
धर्मवीर द्वारा , उक्त अधिनियम की धारा 123 ( 2 ) और निवेदनों और प्रति विरोधों पर विचार करता है और उनकी 
धारा 123( 7 ) के अधीन भ्रष्ट आचरण किा ! जाने से है , जांच करनी है । 
स्पष्ट रूप से अपास्त कर दिया है । उसने इस मामले में , 

10. 1951- अधिनियम की धारा 8- क ( 1 ) यह उपबंध 
उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निष्कर्ष को निदिष्ट 
किया है :---- 

करती है कि : - - 

" धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट 
" हम यह भी अभिनिर्धारित करते है कि निर्वाचन 
के परिणाम , जहां तक इसका संबंध अपीलार्थी ( श्री 

आचरग के दोषी ठहराए गा ! प्रत्येक व्यक्ति का मामला 
धर्मवीर ) से है, अधिनियम की धारा 100 ( 1 ) ( घ ) 

इस प्रश्न का अवधारणा करने के लिए राष्ट्रपति को 
को आकर्षित करते हुए चौथे प्रत्यर्थी कांग्रेस के अभ्यर्थी 

प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरहित 
द्वारा प्राप्त किए गए मतों की अनधित अस्वीकृति द्वारा 

किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी कालावधि 
तात्विक रूप से प्रभावित किया गया है । यह अभिनिर्धारण 

के लिए । " । 
करना उपयक्त है कि अपीलार्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी जैसा 

राष्ट्रपति धारा , 8क ( 3 ) के अधीन , ऐसे प्रश्न पर निव 
कि उच्च न्यायालय द्वारा सही रूप से अभिनिधारित चन आयोग की राय प्राप्त करेगा और बी राय के अनुसार 


- 


- 


- 


- 


- 
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कार्य करेगा । इस प्रकार, 1951- अधिनियम की धारा 8 किया कि धारा 123( 8 ) विद्यमान मामले में लागू नहीं 
के अधीन राश्ट्रपति और निर्वाचन पायोग को अधिकारिता सोना है , अघोंकि बथ के बलात् ग्रहण के भ्रष्ट आचरण को 
तभी उम्भूत होगी , यदि कोई क्ति "धारा 99 के अधीन परिभाषित करने वाली यह धारा तारीख 15- 03- 1989 
किसी आदेण द्वारा श्रप्ट आचरण का दोषी पाया जाता है । " मे 1951 - अधिनियम में अंत: स्थापित की गई थी , जबकि 
उच्चतम न्यायालय ने आदित्यन ( ऊपर ) के मामले में प्राषित निर्वाचन 1987 में हना था । 
अभिनिर्धारित किया है , जिस पर श्री सिबल अत्यधिक निर्भर 
रहे हैं , निम्नलिखित है : - - 

__ 13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा 

जा सकता है कि श्री धर्मवीर को धारा 99 के अधीन 
". . ... धारा 99 किसी भ्रष्ट आचरण का परि 
भाषित करने के लिए, तात्पर्थित नहीं है । प्रष्ट पाचरग 

किमो आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है , 

क्योकि धारा 123 में यथापरिभाषित भ्रष्ट आचरणों में से 
की परिभाषा धारा 123 में आती है और धारा 99 
में उल्लिग्नित भ्रष्ट प्रावरण इस प्रकार परिभापित 

किसी को भी उसके द्वारा किया गया नहीं कहा जा सकता । 
किया गया भ्रष्ट आचरण होगा ( अभिव्यक्ति दी गई 

एकमात्र तार्किक निष्कर्ष यह है कि श्री धर्मवीर का मामला 
है ) किसी अभ्यर्थी की सहमति से किया कोई भ्रष्ट 

1951 - अधिनियम की धारा 8क के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं 

आता है । परिणामस्वरूप , श्री धर्मवीर को 1951- अधिनियम 
माचरण अपने आप में भ्रष्ट प्राचरण की कोई नई 

की धारा 8क के अधीन निरहित नहीं किया जा सकता है । 
किसम नहीं है । जब धारा 99 किसी अभ्यर्थी की सह 
मति में किए गए किसी भ्रष्ट आचरण के बारे में बताती 
है तो इससें धारा 123 में यथा परिभाषित किसी भ्रष्ट 

14. इस मामले में अलग होने से पूर्व, प्रायोग संपूर्ण 
आचरण का किया जाना और किसी अभ्यर्थी के द्वारा 

बार्य पर अपना गहरा मनःस्ताप और अत्यन्त दुख अभिव्यक्त 
इसे किए जाने के लिए सहमति का दिया जाना अभि 

किये बिना नहीं रह सकता । प्रायोग ने श्री धर्मबोर को , 
प्रेत है । " 

अत्यन्त अवमान्य और निवनीय कार्यों में लिप्त होने के 

लिय, जिसमें संपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त किया है 
11 . तब प्रश्न उठता है कि क्या श्री धर्मवीर द्वारा 

और निर्वाचन प्रक्रिया की उत्कृष्ट शुद्धता तथा पवित्रता को 
इस मामले में धारा 123 में यथापरिभाषित कोई ऐसा भ्रष्ट 

कलंकित किया है , कठोरतम वंह का दिया जाना पंसद किया 
पाचरण किया जाना कहा जा सकता है, ताकि उसें धारा 

होगा । उसे अनुकरणीय दंड दिया जाना चाहिए था ; और 
99 की सीमाओं में लाया जा सके । धारा 123 1951 

पर कम से कम छह वर्ष के लिए सभी निर्वाचनों को लड़ने 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रष्ट आचरण के रूप में 

के लिए पूर्णतया निर्हित किए जाने के योग्य होना चाहिए । 
में कारण और लोप की नटियों की बस किस्मों को परिभा 

किन्तु यह अत्यन्त खेद का विषय है कि यह , विधि में तकनीकी 
षित करता है , अर्थात् , (i ) रिश्वत [ धारा 123( 1 ) ]; ( ii ) 

दोष के कारण बच निकला है । 
असम्यक् प्रभाव [धारा 123 ( 2) ], ( iii) धर्म मूलवंश , 
आधि के आधार पर अपोल , धारा 123 ( 3 ) ; ( iv ) धर्न भूलवंश , 

15. उच्च न्यायालय के समय पूर्णतया यह स्थापित और 
आदि के आधारों पर भारतीय नागरिकों के दो विभिन्न वर्गों 

साबित कर दिया गया था कि श्री धर्मवीर ने अपने अभि 
के बीच शत्रुता या घणा की भावनाओं का संप्रवर्तन , धारा 

कर्ताओं के साथ अपने मुख्य प्रतिद्वन्द्वी अभ्यर्थी के पान में 
123( 30 ) ] ; ( v ) सती प्रथा का प्रचार करना उसे 

चिन्हित मतपत्रों के साथ कपटपूर्वक छेड़खानी की जिससे कि 
गौरवान्वित करना , [धारा 123 ( 3 ) , ( vi ) किमो अभ्यर्थी 

ऐसी कपटपूर्वक छेड़ाबानों के लिए उन मतपत्रों को अस्वीकृत और 
के वैयक्तिक शील या यावरण के संबंध में मिथ्या कथन 

निर्वाचन अधिमत को विकृत करवा दिया जाए । उच्च न्यायालय के 
देना [ धारा 123 ( 4 ) ]; ( vii ) मतदाताओं का निशुल्क 

समक्ष यह भी स्थापित हो गया था कि उसने अपने अभिकताओं के 
प्रबहन [धारा 123( 5 ) ] ; ( viii ) विहित सीमा से अधिक 

साथ रिटर्निंग आफिसर को धमकाना और यहां तक कि उस 
व्यय , उपगत करना या उत्ते प्राधिकृत करना [धारा 123 

पर शारीरिक रूप से हमला भी किया तथा उसे उस सोमा 
( 6 )] ; ( ix ) सरकारी रोकों की सहायता अभिप्राप्त या 
उपास्त करना [धारा 123 ( 7 ) ] और ( x ) बथ 

तक अभिनास किया कि वह (रिटनिंग आफिसर ) वैसा सब 
का 

कुछ करने को सहमत हो गया जैसा कि पूर्व विधायक द्वारा 
बलात्मण [धारा 123 ( 8) ] । 

कहा गया या मांग की गई । उच्चतम न्यायालय ने इस 
12. यह कोई भी मामला नहीं है कि श्री धर्मवीर के 

बिन्दु पर निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है : -- 
धारा 123( 1 ) , धारा 123 ( 3 ) , धारा 123 ( 3क ) , धारा 
123 ( उख ) , धारा 123( 4 ) , धारा 12 3 ( 5 ) , या धारा 

" उपरोक्त निटकर्ष के प्राधार पर, हम यह, अभि 
123( 6 ) के अधीन कोई भ्रष्ट आचरण किया है उच्च 

निर्धारित करते हैं कि निर्वाचन याचिका में यथाभि 
न्यायालय ने श्री धर्मवीर को धारा 12 3 ( 2 ) और धारा 

कथित गंडागिरी के विभिन्न कृत्यों और अन्य कपटपूर्ण 
123 ( 7 ) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया । किन्तु 

जघन्य कृत्यों और क्रियाकलापों को अपीलार्थी के विश्व 
उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ये दोनों 

याचियों द्वारा निर्वाचन याचिका में व्यापक रूप से सिख 
धाराएं श्री धर्मवीर के विद्यमान मामलों में लागू नहीं हो 

कर दिया गया है । हम प्रतिकूल निव वन का खंडन 
सकती है " । उच्चतम न्यायालय ने यह और भी अभिनिर्धारित 

करते हैं । " 


- 


- 


- 


- 
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मारत पा रजिपक्ष : असाधारण 


___ यह पूर्णत : दुर्भाग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे 
कठोर अभ्यारोपण और दंड ब भी तन्मय प्रचलित 
विधि में , श्री धर्मबीर को , उच्चतम न्यायालय के शब्दों में 
गडागिरी के कृत्यों और अन्य कपटपूर्ण तथा जबन्य कृत्यों 
और प्रियाकलापों से उसको बच निकलने का मार्म उपलब्ध 
कराया है । 


16. श्रायोग ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि श्री 
धर्मवीर के विरुद्ध साबित कुकृत्य 1951 --- अधिनियम की धारा 
123 ( 8 ) और धारा 135( क ) के अधीन अब 
दंछनीय है जिन्हें 15- 3- 1989 से कानूनी पुस्तक पर लिया 
, गया है । किन्तु यह अपप्ति स. वा है । यदि ये उपबंध 

1987 में विद्यमान होते तो , श्रायोग श्री धर्मधार पर विधि 
: के अधीन अनशेय कठोरतम पास्तियां अधिरोपित करने में 
बिल्कूल संकोच नहीं करता । 


( ख ) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो , काराबास से , 

. जिनकी अर्भाव छा मास तक की हो सकेगी या 
___ जुनि से , या दोनों में , दंडनीय होगा । 
18. उपरोक्त के अलावा , श्री धर्मवीर को , रिटनिंग 
आफिसर, लोक सेवक पर शारीरिक रूप से हमला करने तथा 
भिवास, प्रपीडन यादि द्वारा उसके शासकीय कर्तव्यों के 
निर्वहन मे बाधा डालने के लिए भारतीय दंड संहिता के 
विभिन्न उपबन्धों, अर्थात् धारा 182 ( इस आशय से मिथ्या 
तिला दना लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उप 
योग दरार व्यक्ति को ति करने के लिए करें ) , धारा 186 
( लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना ) , 
धारा 189 ( लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की धमको ) , धारा 
192 ( मिथ्या साक्षय गढ़ना ) आदि के अधान आपराधिक 
अपराधों में लिप्त पाया गया । 


17. इस तथ्य के होते हुए भी कि यह नहीं कहा जा 
सकता है कि श्री धर्मवीर ने 1951 -~-अधिनियम की 
धारा 123 में यथारिभाषित और उम अधिनियम की 
धारा 99 के अर्थ में कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया है , 
ऐसा कहने में कोई लाभ भी नहीं हो सकता है क्योंकि मत 
पत्रों के साथ बपटपूर्ण छेडखानी करने से , जैसा कि उच्च 
न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के समक्ष निरचायक 
रूप से साबित और स्थापित किया गया है कि श्री धर्मवीर 
उक्त अधिनियम की धारा 136 की उपधारा ( 1 ) 
के खंड ( ग ) , ( च ) और ( छ ) के अधीन निर्वाचन अपराधो 
के करने में लिप्त थे । संदर्भ की मुविधा के लिए विधि , का 
ऊपर अभिलिखित उपबन्ध निम्नानुसार पुन : प्रस्तुत किया जाता 


19. आयोग ने जोरदार शब्दों में शिकारिश की कि श्री 
धर्मवीर के विरुद्ध, उपरोक्त निर्वाचन और दाण्डिक अपराधों 
के लिए , सब राज्य सरकार के प्राधिकरगां द्वारा तत्काल 
कारवाई आरंभ की जाए और उसके तीसंगत निष्कर्ष तक 
पहुंचा जाए ताकि यह अन्य व्यक्तियों के लिए कठोर भयो 
परक के रूप में कार्य कर सके , जिनसे कि वे ऐसे जघन्य 

यालापों में लिप्त न हो । 
( जीवाजी ( टी०एन० शेषन ) ( डा० एम०एस० 
कृष्णामूर्ति ) 

गिल ) 
निर्वाचन आयुक्त मध्य निर्वाचन निर्वाचन आयुक्त 

आयुक्त 
नई दिल्ली 
तारीख : 4 जून , 1996 । 

[ फा० सं० 7/ 13/ 96-विधायी -II ] 
पी०एल० सकरवाल , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

( Legislative Department) 


NOTIFICATION 


" 136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां - - 
( 1 ) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति: -- 
( ग ) किसी मतपन या किसी मतपत्र के शासकीय चित 

या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय 
लिफाफे को , जो डाकपन बारा मत देने के संबंध 
में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विपित 

करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा ; ... ... . , 
( च ) सम्यदः प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या 

मतपत्रों को , जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए 
तब उपयोग में है , नष्ट करेगा, लेगा , बोलेगा 

या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा ; ... .. ... और 
( छ ) ययास्थिति कपःपूर्वक , या सम्यक प्राधिकार के 

बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का 
प्रयत्न करेगा या किन्हीं में कार्यों के करने में 
जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का 
दुष्प्रेरण करेगा , 


New Delhi, the 8th November, 1996 


S . O . 780 ( E ). - The following Order made by the 
President is published for general information : 

" ORDER " 
Whereas the election of Shri Dharamvir, (herein 
after referred to as the returned candidate ) a former 
member of the Haryana Legislative Assembly from 
67- Tosham Assembly Constituency in the general 
election to the Haryana Legislative Assemby held in 
• June, 1987 was set aside by the Punjab and Haryana 
High Court on the ground of commission of corrupt 
practices specified in Clauses ( 2 ) and (7 ) of Section 
123 of the Representation of the People Act, 1951 
( hereinafter referred to as the said Act); 


तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का बोषी होगा । 

( 2 ) मस धारा के अधीम निर्वाचन अपराध का दोषी 
कोई व्यक्ति : ---- 


C . 


- _ - 





. - 


= 


- 


= 


- - - 


to havelices as Section Sulty obe said iken 


with the boat Shri Banshe High 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY [PART II- - SEC , 3 ( ii ) 1 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - = : -- 
Whereas , an appeal was filed by the returned of the Election Commission has been sought on the 
candidate before the Suprenie Court and that Court question as to whether Shri Dharanavir, a fouiner 
by an interim order dated 25 - 7 - 1989 granted a con member of the Haryana Legislative Assembly wly:.. .. 
ditional stay of the High Court s order dated election as member of the said Assembly at the 
2 - 6 - 1989 ; 

general election held in 1987 had been set aside on 
And , whereas, the Supreme Court dismissed 

the ground of commission of corrupt practice , should 
the 

be disqualified and , if so , for what pericd under 
appeal by its final order dated 6 - 2 - 1996 and it held 
that clauses (2 ) and (7 ) of Section 123 of the said 

Section 8A ( 1) of tho said Act. 
Act were not applicable in this case . 

2 . The relevant facts , bricfly stated , aro as 

follows : 
And , whereas, the Secretary to the Legislative 
Assembly of Haryana referred the case of Shri . (i) Shri Dharanvir contested the general elec 
Dbaranvir to the President for determination of the 

tion to the Haryana Legislativo Assembly 
question as to whether Shri Dharamyir should be 

from 67- Tosham Assembly Constituency 
disqualified and if so , for what period . 

in June, 1987 and was declared elected to 

the said Legislative Assembly . 
And , whercas, the President has sought the opinion 
of the Election Commission in pursuance of sub 

(ii) His election was challenged by three elec 
section ( 3 ) of Section 8A of the said Act; 

tors of the constituency in Election Feti 
tion No. 7 of 1987 before the Punjab and 

Haryana High Court. The High Court, by 
And , whereas, the Election Commission has given 

its order dated 02 -06 - 1989 , found Shri 
its opinion (vide Annex ) that it cannot be said that 

Dharamvir guilty of corrupt practices under 
Shri Dharamvir has been found gulty of corrupt 

sections 123 ( 2 ) and 123 ( 7) of the 1951 
practice by an order under Section 99 because none 

Act. The High Court held that Shri 
of the corrupt practices as defined in Section 123 

Dharamvir was guilty of commission of 
can be said to have been comınitted by him . 

corrupt practice of undue influence under 
And , whereas, the Election Commission has further 

Section 123 ( 2 ) hy interfering with the free 
opined that the case of Shri Dharamvir does not fall 

exercise of electoral rights of electors by 
within the purview of thc Section 8A of the said 

tampering with the ballot papers cast in 
Act. Consequently , Shri Dharamvir cannot be dis 

favour of his inain rival Shri Bansi Lal 
qualificd under Section 8A of the Representation of 

during the process of counting. The High 
People Act, 1951. 

Court also held him guilty of corrupt prac 

tice under Section 123( 7 ) of obtaining / 
The matter, therefore , stands disposed of . 

procuring the assistance of Shri M . L . 
PRESIDENT OF INDIA 

Sarwan , Returning Officer for the 

constituency by intimidating , manhand 
28th October, 1996 . 

ling , and physically assaulting hini 
and making him reject the ballot 

papers 
ELECTION COMMISSION 

cast in favour of Shri Bansi 

Lal which were tampered with by him 
OF INDIA 

( Shri Dharamvir ) and his sunnorters . The 

High Court also held Shri Dharamvir to 
ANNEXURE 

be disqualified , from seeking election for a 
BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF 

period of six vers from the date of its 
INDIA 

order ( 2nd June , 1989 ). 
CORAM : 

(iii ) On appeal, the Supreme Court, by its 

interim order dated 25 -07 - 1989 in Civil 
G . V . G . Krishnamurty , T . N . Seshan , Dr. M . S . 

Appeal No . 2886 (NCE ) of 1989, stayed 
Elcction Commission Chief Election Gill, Elect on 

the order of the High Court subject to the 
Commissioner, 

Commissioner . 

following : 
Reference Case No. 3 (RPA ) of 1996 

" Shri Dharamvir , the appellant whose 
[Reference from the President uprder Section 8A ( 3 ) 

election has been set aside , shall not 
of the Representation of the People Act, 1951 ] 

exercise his right to vote in Assembly . 

He shall not participate in the 
In re : Disqualification of Shri Dharamvir , a 

discussion in the Assembly and 
former member of the Haryana Legislative 

shall not draw the emoluments 
Assembly . 

payable to a member of the Assembly 

during the pendency of this appeal. 
OPINION 

He will however , be entitled to sign 

his attendance in the Assembly." 
In this Reference from the President under Sec 
tion 8A ( 3 ) of the Representation of the People Act, (iv ) By its final order dated 06 -02 -1996 , the 
1951 (hereinafter referred to as 1951-Act ), opinion 

Supreinc Court dismissed the appeal of 


be nisam bit six ye, 1989) 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


held to be void and liable to be set aside . 
We uphold the conclusion of the High 
Court on this point and dismiss the appeal-- - 
C . A . No. 2886 NCE 1989, but on a diffe 
rent basis." 


Shri Dharanvir . However, whiie dis 
missing the appeal, the Supreme Court 
set aside that part of the High Court s 
order whereby the Court hand held Shri 
Dharanvir to be disqualified for six years 
for contesting future elections. The 
Supreme Court observed that the question 
regarding the determination of disqualifica 
tion was left to the President under Section 
8A of the 1951- Act and the Higli Court 
was not justified in pronouncing on the 
matter. The Suprenie Court also further 
held that Sections 123 ( 2 ) and 123 ( 7 ) of 
the said Act were inapplicable in the 
present case . The Supreme Court. how 
ever , found Shri Dharamvir guilty of 
corrupt practice and held that the High 
Court had rightly declared the election of 
Shri Dharamvir as void and liable to be set 
aside. 


According to Shri Sibal, thy Supreme Court by its 
above finding had declared the election of Shri 
Dharamvir void under Section 100 ( 1 )(d ) of the 1951 
- Act, but had not found him guilty of 
corruint practice within the meaning of Section 99 
of that Act. For this pronosition of law , he relier! 
upon the decision of the Supreme Cour in the case 
of SB. Adityan Vs. S . Kandeswamy (AIR 1958 SC 
857 ) . 

7. Shri Kapil Sibal also informed the Commission 
that Shri Dharamvir had filed a review petition 
before the Supreme Court against its judgment and 
order dated 06 -02- 1996 and that the said raview 
potition was pending before the Supreme Court . 
Shri Dharamvir had also mentioned this fact in his 
written statement. 

8 . In view of the nendency of the review petit on 
before the Supreme Court which could have a vital 
berring on the present reference before the Commis 
sion th• Commission decided to wait for the decision 
of the Supreme Court on the said review petition , 
The Sunr me Court has now informed the Com 
mission by its letter No. 1208 /96 / Sec . XVII, dated 
07108 -05- 1996 , that the ahove review petition of Shri 
Dharamvir has been dismissed by the Court on 
24 - 04 - 1996 . 


Thereupon , the Secretary to the Haryana 
Legislative Assembly referred the case of 
Shri Dharamvir to the President on 
19 -02- 1996 in terms of Sertion 8A ( 1 ) of 
the 1951 - Act and the President has sought 
the opinion of the Commission under Sec 

tion 8A ( 3 ) thereof. 
3 . In keeping with its practice in all such cases, 
the Commission afforded Shri Dharanvir an oppor 
tunity of being heard hefrre formulating its oninion 
in the matter . Accordingly , a hearing was held on 
29 -03 -1996 . He was renresented by Shri Kapil Sihal, 
leamed Senior Counsel at that hearing . Shri 
Dharamvir also filed his written statement on 
27 - 03- 1996 . 

4 . Shri Kapil Sibal, learned Senior Counsel, 
submitted that the Punjab and Harvana High Court 
had found Shri Dharamvir guilty of corrupt nractices 
under Sections 12312 ) and 123( 7 ) of the 1951- Act . 
But the Sunreme Court . he pointed out in its final 
order datert 06 -02- 1996 had categorically held that 
Sections 123 ( 2 ) and 12367 ) were inannlicable in 
the present case of Shri Dharamvir . He contended 
that by holding that sertiona 12372 ) and 173( 7 ) of 
the 1951- Act were not annlicable in the present case , 
the Sunreme Court had clearly set aside the finitirare 
of the High Court in so far as the commission of 
corrunt practices by Shri Dharamvir under the said 
Sertions 123 ( 21 and 12377 ) was concerned . He re 
ferral to the following finding of the Supreme Court 
in the present case : 


9 . On the dismissal of review petition of 
Shri Dharamvir . the Commission has now to con 
sides and pramine the shove -mortioned submissions 
and contentions of Shri Kapil Sibal. 


10 . Section 8A ( 1 ) of the 1951- Art nrnvides that : 

" The case of every person found ouilty of a 

cornint nractice hw an order under Septinn 
09 what he chmitted . . . to the President 
for determination of the on - stion as to 
whether such descon shall he disqualified 
and , if so , for what period ." 


Under Sortion & A / i ) the President shall obtain 
the oninion of the Flertion Commissinn or ench 
(luistinn and act according to such nnirinn , Thus. 
the iurisdiction of the President and the Flertinn 
Commission under Sortion RA of the 1951 - Act would 
aris if onerson is " frund avilty of a corrint practice 
by an artar vinder Caption 09 . " The Sunreme Court 
has held in the case of Antivon ( Cinnl. on which Shri 
Sibal placed heavy reliance, as follows : 


" We also holil that the result of the elertion , so 

far as it concerned the appellant (Shri 
Dharamvir), has been materially affected 
by the jmnrnner reiertim of the votes 
ohtained by the fourth resnonvient Congress 
candidate . attracting Sortion 100 ( 1 ) 
of the Art. This is sufficient to hold 
that the pinnollant. the returned candidate 
has been muiltv of corrunt practice , as 
richtly held hy the High Court . In the 
circumstances, the clection of the rium 
ed candidate, the appellant, was rightly 


" . . . . Section on does not purnort to define a 

carrint nsactice . The definition of the 
cortint practica rccurs ir Section 173 and 
the rorrint practice mentioned in Spation 
99 had to he a corrunt nrartira na som rimfined 
( emnhacir cuinnlisrl). A corrunt rartire 
committant with the concent of a cantidate 
is not in itself a now kind of corrupt nrac 
tice , When Section 99 talks of a corrupt 


the purpo 


Civ ) mund of Murdce s Bribery 


two din af fee 


ground 


17. (vii 


cu Irine 


limit 
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practice having been committed with the agents fraudulently tampered with the ballot papers 
corsent of a candidate it mcans a corrupt moked in favour of his ma a rival candidat so as to 
practice as defined wi Section 123 Laving Ist those ballot papcro rejected for such fraudulent 
been committed , and a candidate having lainperings and distort the electoral verdict. It was 
consented to its commission " . 

also established before the High Court that he along 

with his agents threatened and even physically assault 
11. The question then arises as to whether Shri 

cd the Returning Officer and intimidated hiin to such 
Dharamvit c ^ n be said to have committed in the 

an extent that he ( Return ng Officer ) agreed to do 
prcsent care any corrupt practice as defined irr Section 

whatever was desired and demanded of him by the 
123 so as to fall within the mbit of Seciu 94 . Sco . 

form er. The Supreentec Court heeld on this point 
tion 123 defin s ten kinds of acts of commission and 

as fylk Ws : 
om rsion as corrupt practices for the purposes of the 
1951 -Act. mamcly . ( ) Bribery Section 123 ( 1 ) ]; " On the basis of the above finding, we hold that 
( ii ) Undue influrnce (Section 123 / ? 11 il A - n pl 

the various acts of hooliganism und other 
on ground of religion , race , ctc ., [Section 423 ( 3 ) ] . 

fraudulent and trefarious acts and activities , 
(iv ) Promotion of fcelines of enmity or hatred 

as alleged in the election petition , against 
between two diffrent classes of Indian citizens on 

the appellont have been been amply proved 
grounds of religion , race , ctc ., Section 123 (3A ) ); 

tyy the petitioners in the election petition . 
( v ) Pronagation glorificat on of the practice of sati 

We rejel the plea to the contrary . 
Section 123( B ) T. ( vi) Making a false statement ia 
relation to personal character or conduct of any can 

It is quite unfortunate that despite such severe in 
didate ( Section 1237417: ( vii ) Frec conveyance of VC 

dictment and castigation by the hiolect count of the 
fres Fection 123 5 ) 1: ( viii ) Incurring or authorising of 

land , the law as then obtaining provided Shri Dharam 
exnenditure in excess of prescribed limit Section 

vir with an escape route for his , in the words of the 
123 6 ) ); (ix ) Obtaining or procuring the assistance of 

Supreme Court, " acts of hooliganism and other frau 
Government Sarpant . Certion 123 ( 7 ) ) and (x ) Booth 

dulent and nefarious acts and activities " . 
capturing (Section 123 ( 8 )]. 
12 . It is Trobody s case that Shri Dharamvir com 

16 . The Commission has taken note of the 
mittarit any corrupt practice under Sections 123 ( 1 ), 

fact that the misdeeds of the nature proved against 
13213 ) . 123/ 3A ) . 1933R ) . 123/ 4 ) 17775 ) nr 19319 ) . 

Shri Dharamvit are now liable to punishment under 
The Hinh Court found Shri Dharmvis guilty of cor 

Section 12318 ) and Section 135A of the 1951- Act , 
runt runtimme rinder Section 17312 ) & 123 ( 7 ) . But 

which have bren brought on the statute hook w .e . f. 
the Suprema Court has held that these two sections 

15 - 3 - 1989. But this is poor consolidation . Had 
are not applicable in the presént case of Shri thece provisions been in existence in 1987 the Com 
Dharomvir . The Supreme Court also further held mission would not have hesitated at all in imrosing 
that Sortion 123( 8 ) is not attracted in the present case , 

upon Shri Dharamvir the severest penalties permissible 
as this Section defining the cornint practice of hooth under the law . 
capturing was inserted in the 1951 - Act w .e . f, 15 - 3 -89 
whereas the impugned election took place in 1987 . 

17 . Notwithstanding the fact that Shri Dharam vir 

cannot be said to have committed any moriront mrc. 
13 . In view of above, it cannot be said that Shri tic as Tefined in Section 123 of the 1951 -Act and 
Dharamvir has been found guilty of corrupt practice 

within the morning of Section 09 of thint Art it 
by an order unſer Section 99 . hecause none of the 

cannot be ginsaid that by fraudulently tampering 
corrint practicas as defined in Section 123 can he with the hallot naners as conclusively rround and 
said to have been committed hv him . The only logi 

established both before the High Court and the 
cal conclusion then is that the case of Shri Tharanvir 

Sunreme Court , Shri Tharmvir did indulge in the 
does not fall within the purview of Section 8A of the 

commission of electoral offences under places (r ), 
1051- Act Converently . Shri Dharaniwir cannot 

( f ) and ( o ) of sub - section ( 1 ) of section 136 of the 
be disqualified under Section 8A of the 1951-Act. 

saidh Ac Fo - facility of reference the ghop-mentioned 

provisions of law are reproduced as below : 
14 . R - fore parting with the case , the Commission 
cannot heln prapacrino ita reen anmich and troust 

" 136 . Other offences and penalties therefor - ( 1 ) 
distress over the whole affair . The Commission would 

A person shall be guilty of clectoral offence if at arr" 
have likerl Chri Dharamvir to he visitart with the clection hc - . . . . . 
severact punishment for having invuloed in most con 
t- mntihle and reprogensihle acts which snhverted the 
whola democratic pyerrige and culiad the 

(c) fraudulently defaces or fraudulently destroys 

sublime 
purity and canctity of the electoral process . He 

any Hallot paper or the official mark on any 

hallot paper or any declaration or identity 
Oright to have becry given exemnlarv punishment and 

or official envelop used in connection with 
. ,11v docprva to hndicaulifind a pantuntien 11 
elections at least for six years . But it is highly reg 

voting by posta ! ballot . . . , 
Daft - him that he has not soft- free because of a technical 

( ) without due uuthority destroys, takes , open 
loonhole in the law . 

or otherwise interferes with any hallot hox 
15 . It was established and proved to the hilt hefore 

or ballot papers then in usc for the purposcs 
the High Court that Shri Dharanvir alongwith his 

of the cleciion : .. . . . . . . . and 
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(8 ) fraudulently or without due authority, as the 

case may be , attempts to do any of the 
foregoing acts or wilfully aids or ahets tho 
doing of any such acts. 


19 . The Commssion strongly recommends that im 
mcdiate action be initiated against Shri Dharanyir, 
for the aforesaid electoral and criminal offences, by 
the State Government authorities concerned and the 
sume be pursucd to its logical conclusion so that it 
acts as severe deterrent to others not to indulge in 
such nefarious activities in future. 


(2 ) Any person guilty of an electoral offence under 
this section shall . . . . 


(b ) if he is any other porson , be punishable with 

jinprisonment for a term which may extend 
to six months or with fire or with hoth . " 


18 . Apart from the above , Shri Dharamvir also 
indulged in the commission of criminal offcnces under 
the various provisions of Indiarr Penal Code , e. g ., 
Section 182 (false information with intent to cause 
public servant to use his lawful power to the injury 
of another person ), Section 186 ( obstructing public 
servant in discharge of public functions), Section 189 
( threot of njury to public servant) . Section 192 ( fab 
ricating false evidence ), etc ., for having physically 
assaulted the Returning Officer , a public servant , and 
obstructing him in the discharge of his official duties 
by intimidation , coercion , etc . 


(G . V . 6 . KRISHNAMURTY ) 
ELECTION 
COMMISSIONER 
( T .N , SESHAN ) 
CHIEF ELECTION 
COMMISSIONER 
(DR . M . S . GILL ) 
ELECTION 
COMMISSIONER 
NEW DELHI, 
dated : 4 June , 1996 . 
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